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HARYANT GOVT JAZ. , NOV 18 , 1984 (KRTK . 22, 1906 SAKA ) 


I PART 1 


....... 
मं ० प्रो.नि./ सोनीपत 11-84/ 388 : . -चंकि हरियाणा के राज्यपाल को राये है कि मैं सिगमा रबड़ प्रा . लि., अन्डली 
सोनीपत के श्रमिको माया उपके प्रवन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिग्दिन मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद हैं ; 


-1 


- 


। 


पौर वंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; . 

इसलिए , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947. की धारा 10 को उपधारा (.1) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
भाक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी धिसूचना सं. 964 1-1- श्रम/ 70/ 32573 .दिनांक 6 नवम्बर , 
1970 के साथ पठित सरकारी अविसचना सं 6 3864 - ए.सो.( ई) श्रम -10 /1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम को 
धाग 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को दिवादग्रस्त या उससे सुरंगत इससे स f नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेत निर्दिष्ट करते हैं . जो कि उक्त प्रबन्धको तथा श्रमिय के बीच का तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला : 


या श्री प्रभु नाथ की मेवात्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? तो वह किस राहत का हकदार है ? 

मं ० प्रो.वि./ सोनीपत । 15-84/ 38529.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० सिगमा रबड़ प्रा . लि .,कुंडली, 
सोनीपत के श्रमिक श्री गहरु तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई.. , 
गतियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपान इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना स ० 9647--1--अम / 70 / 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 
192.4 के साथ गठित सरकारी अशिस्तन सं०-3864 -ए.प्रो. (.ई.) श्रम-1013348, दिनांक 8 मई, 1970)द्वारा उक्त अधिनियम को 
धान के प्रधान गांठन श्रम न्यायालय रहनक को विद्यालयात पानसे मुसंगतु या उससे सम्बंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करने हैं. जो कि उक्त प्रधापकों तया प्रमिक के बोन या तो विवाद मामला है, उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित 
मामला है : 


नया श्री नेहरु की सेवाओं का समान न्यायोचित नया और है ? . तो वह किस राहत का है दार है ? 


सं ० प्रो . विमोनीपत /123-84/ 38 336.-- कि हरिमाणा के राज्यपाल की राये है कि मै ० मिगम! रबड़ प्रा. लि . 
कुन्डलो, सोनीपत के अमिक श्री अकाल तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद 


- 


.... 


-F 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्ययनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियागा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1 - श्रम / 70/ 32573 , दिनांक 
6 नवम्बर, 1970 के माथ गठित सरकारी अधिसूचना सं : 3864 -ए . प्रो. ( ई ) श्रम -70/ 1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त 
पधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससं संबंधित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के नीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद 
से सुसंगत या संबंधित मामला है : 

hias 
क्या श्री अमल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं , प्रो . वि. सोनीपत 1 26-84/ 38343 .--- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं सिगना रबड़ प्रा . लि . अन्डलो , 
सोनीपत , के श्रमिक श्री घुरन प्रसाद तथा उस के प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेत निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं , 

इस लिये , प्रब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 को धार 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
पाक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1 - श्रम/ 70/ 32573, दिनांक 

नवम्बर 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं 0 3864 -ए प्रो . ( ई) श्रम -- 70/-1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त 


--- 


1 


: 


.. 
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अधिनियम की धारा 7 के अधीन पठिन श्रम न्यायालर, रोहतक, को विसदग्रस्त या उससे सुसंगत या उसमे संबंधित नीचेलिखा मामला 
न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धको अमिथा श्रक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या 
संबंधित मामला है : -- 


क्या श्री घुल प्रसाद . को सेवानों का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? 


तो वह किस राहत का हकदार है ? 


मं ० प्रो . सोनोपन 16:5-54/ 38250.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राये है कि मै ० सिगमा रबड़ प्रा . लि . कुन्डली ; 
सोनीपत . के श्रमिक श्री वीरेन्द्र प्रसाद या उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है. ; 


और पर प्रियाणा राजा का पात्रनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


-- 


। 


इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10. को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रटान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वाना सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1 - धम/ 70/ 32573, दिनांक 6 
नवम्बर , 1970, के साथ गठित सरकारी अभिभूचना सं: 3884- ए.ओ.(ई) श्रन -7013 48. दिनांक 8 मई , 1970. द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्याय 
निर्णय हेन निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच पा तो विवादप्रस्त मामला है या उक्त विवाद से नुसंगत या 
सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री वीरेन्द्र प्रसाद को सेवारों का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? तो वह किस गाहत का हकदार है ? 


सं ० प्रो.वि./सोनीपत/ 1016-84/ 38857.--- चूकि हरिगाणा के राज्यान की शय है कि मैं सिगमा रबड़ प्रा . लि .,कुन्डली , 
सोनीपत के अमिक श्री श्री. राम, II तथा उसके प्रबन्धकों कोबीवी इसमें ,इसके बाद लिखित मामले में कोई.प्रौद्योगिक विवाद है. ; 


मौर बंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को. न्यायनिर्णय नेत - निर्दिष्ट करना बाछनीय सममते हैं : 


.. 


इसलिए. अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( मो द्वारा प्रदान को 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसचना में : 9641-1- यम/ 70/ 32573, दिनांक 6 
नवम्बर, 197:0, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं 0 3864- ए.प्रो. ( ई ) श्रम -70/ 1348, दिनांक 8 मई. 1970, द्वारा उक्त अधि 
नियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धिन नीचेलिखा मामला 
न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धको तया श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उन विवाद से सुसंगत या 
सम्बन्धित मामला है : 


-- 


क्या श्री श्री राम- II की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० ओ.वि. /सोनीपत 137-34/ 38364.--. चूंकि हरियोगा के राज्यपाल की राये है कि मैं सिगमा रबड़ प्रा ० लि ०, 
कुन्डली, सोनीपत के पमिक श्री मोहर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
मौद्योगिक विवाद है : 


- 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निविष्ट करना वांछनीय समझते हैं । 

इसलिए, अब, प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 40 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते .. तु हरियाणा के राज्यपान. इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना , सं 0 9641-1 - श्रम -70/ 32573, दिनांक- 6 
नवम्बर , 1970 के साथ गठित सरकारी अविस चना सं 2 1336-4 -ए. ओ. (ई) श्रम -- 70/1318, दिनांक 8 मई, 1970 
भारा गत अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रेयालय रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुनंगन या उसले सम्बन्धित नीचे 
लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त 
विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है । 

क्या श्री मोहर. सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? तो वह किस राहत का हकदार है ? . 


- 


-- 


